भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1035
दिनांक 29.07.2015/07 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत आधार कार्ड अनिवार्य बनाना
†1035. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:  
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत भारत के नागरिकों के लिये आधार कार्ड का होना जरूरी मानती है;

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकारी विभागों में भी उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू होते हैं;   
(3) यदि हां, तो क्या सरकारी विभागों द्वारा देश के नागरिकों से आधार कार्ड की मांग करना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना नहीं है;
(4) यदि हां, तो क्या सरकार कार्ड की मांग करने वाले सरकारी विभागों के विरूद्ध कार्रवाई करेगी; और 
(5) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर 
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) से (ड.): इस प्रश्‍न के सभी भाग डीबीटी मिशन, व्‍यय विभाग, वित्‍त मंत्रालय से संबंधित हैं। उनसे प्राप्‍त जानकारी अनुलग्‍नक-क और अनुलग्‍नक-ख पर दी गई है। 
*****
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अनुलग्‍नक-क 
राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 1035
संख्‍या एच-11017/5/2013/डीबीटी 
भारत सरकार 
वित्‍त मंत्रालय
व्‍यय विभाग 
डीबीटी मिशन 
चौथा तल, शिवाजी स्‍टेडियम सौंध
          राजीव चौक, नई दिल्‍ली-110001 
     दिनांक:  27 जुलाई, 2015 
कार्यालय ज्ञापन
विषय: सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले के विपरीत आधार कार्ड को अनिवार्य करने के विषय पर श्री महेन्‍द्र सिंह माहरा द्वारा पूछे गए दिनांक 29.07.2015 के राज्‍यसभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1035 के संबंध में। 

अधोहस्‍ताक्षरी को आरजीआई के दिनांक 24 जुलाई, 2015 के का.ज्ञा.सं. एच-11017/12/2015-सीआरडी (एनपीआर) का संदर्भ लेने और विषयगत प्रश्‍न पर डीबीटी मिशन संबंधी जानकारी प्रस्‍तुत करने का निदेश हुआ है:- 
(क):
सरकार ने यूआईडीएआई को इस देश के सभी निवासियों को आधार जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है जोकि एक 12 अंकीय विशिष्‍ट पहचान है तथा माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने भारतीय नागरिकों को आधार जारी किए जाने पर रोक नहीं लगाई है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय के दिनांक 23.09.2013 के आदेश जिसे 16.03.2015 को पुन: दोहराया गया, के प्रभावी भाग को नीचे उद्धत किया जाता है:- 
“इसी दौरान, इस तथ्‍य के बावजूद कि कुछ प्राधिकरणों ने आधार कार्ड को अनिवार्य करते हुए एक परिपत्र जारी किया था, किसी भी व्‍यक्‍ति को आधार कार्ड के अभाव में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए और जब कोई व्‍यक्‍ति स्‍वैच्‍छिक रूप से आधार कार्ड के लिए आवेदन करता है तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्‍या वह व्‍यक्‍ति कानून के अंतर्गत इसका पात्र है अथवा नहीं तथा किसी भी अवैध आप्रवासी को यह नहीं दिया जाना चाहिए।”

डीबीटी मिशन ने यह उल्‍लेख करते हुए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को आधार के न होने के कारण उसके हक से वंचित नहीं किया जाए, सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों/संघ राज्‍क्षेत्रों के प्रशासकों को अनुदेश जारी किए थे। आधार को प्राथमिकता दी जाती है किन्‍तु यह अनिवार्य नहीं है (दिनांक 24.03.2015 के का.ज्ञा. सं. I-11011/112/2013-डीबीटी-पीएफ की प्रति संलग्‍न)।
(क) से (ड.):
 उपर्युक्‍त भाग (क) को ध्‍यान में रखते हुए लागू नहीं। 
2.
इसे संयुक्‍त सचिव (डीबीटी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है। 
हस्‍ता./- 
(नरेश कुमार) 
अवर सचिव (डीबीटी) 
दूरभाष # 23343860 विस्‍ता. 319 
सेवा में, 
महारजिस्‍ट्रार, नागरिक रजिस्‍ट्रीकरण का कार्यालय  
(श्री धीरज जैन, उप निदेशक (एनपीआर) )

2-ए, मानसिंह रोड, नई दिल्‍ली-110 011 
संलग्‍नक: यथोक्‍त
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    अनुलग्‍नक-ख
राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 1035
अति महत्‍वपूर्ण 




न्‍यायालय मामला  
संख्‍या आई-11011/112/2013/डीबीटी-पीएफ 
भारत सरकार 
वित्‍त मंत्रालय
व्‍यय विभाग 
डीबीटी 
चौथा तल, शिवाजी स्‍टेडियम सौंध
राजीव चौक, नई दिल्‍ली-110001 
दिनांक 24 मार्च, 2015 
कार्यालय ज्ञापन
विषय: डब्‍ल्‍यू पी (सी) सं. 494/2012 – न्‍यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्‍वामी (सेवानिवृत्‍त) बनाम भारत सरकार – दिनांक 23.09.2013 के सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेश का अनुपालन। 

अधोहस्‍ताक्षरी को, सर्वोच्‍च न्‍यायालय के दिनांक 23.09.2013 के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय की टिप्‍पणियों को संप्रेषित करने वाले मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 20 मार्च, 2015 की आईडी सं. 213/2/5/2012-सीए.IV (प्रति संलग्‍न) और दिनांक 16 मार्च, 2015 के भारत के सॉलिसीटर जनरल के पत्र सं. सीएस-4491/15 (प्रति संलग्‍न) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। माननीय न्‍यायालय ने दिनांक 16.03.2015 को उपर्युक्‍त मामले में निदेश दिया है कि न्‍यायालय द्वारा 23.09.2013 को पारित आदेश का सभी प्राधिकरणों अर्थात केन्‍द्र सरकार, सभी राज्‍य और भारत के संविधान के आशय के अंतर्गत आने वाले सभी अन्‍य प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। दिनांक 23.09.2013 के आदेश को सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन सुनिश्‍चित करने के लिए इसका प्रचालनात्‍मक भाग पुन: नीचे उद्धृत किया गया है।   
“इसी दौरान, इस तथ्‍य के बावजूद कि कुछ प्राधिकरणों ने आधार कार्ड को अनिवार्य करते हुए एक परिपत्र जारी किया था, किसी भी व्‍यक्‍ति को आधार कार्ड के अभाव में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए और जब कोई व्‍यक्‍ति स्‍वैच्‍छिक रूप से आधार कार्ड के लिए आवेदन करता है तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्‍या वह व्‍यक्‍ति कानून के अंतर्गत इसका पात्र है अथवा नहीं तथा किसी भी अवैध आप्रवासी को यह नहीं दिया जाना चाहिए।”

2.
समाज कल्‍याण संबंधी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सब्‍सिडी लाभ और अन्‍य लाभों को पाने के लिए, किसी भी व्‍यक्‍ति के पास आधार संख्‍यांक न होने के कारण उसे इन लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। तथापि भ्रष्‍टाचार को कम करने, पात्र लाभार्थी को लाभों की बेहतर सुपुर्दगी और योजनाओं की प्रबंधन लागत को कम करने के लिए लाभार्थियों को सलाह दी जाए, उन्‍हें अभिप्रेरित किया जाए और सुझाव दिया जाए कि वे आधार संख्‍यांक प्राप्‍त करें ताकि योजनाओं के लाभार्थी डाटा-बेस में इस संख्‍यांक को डाला जा सके। 
(निधि खरे) 
संयुक्‍त सचिव (डीबीटी) 
दूरभाष # 23343860 विस्‍ता. 333 
सेवा में, 
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग के सचिव। 
2. सभी राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र के मुख्‍य सचिव/प्रशासक। 
प्रतिलिपि:
सचिव (व्‍यय) व्‍यय विभाग, नॉर्थ ब्‍लॉक, नई दिल्‍ली।
----
